भारत सरकार
पर्यावरण,  वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3565
03.04.2017 को उत्तर के लिए
पेरिस समझौते का कार्यान्वयन
3565. श्री रीताब्रता बनर्जीः
क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः 
(क) 
क्या यह सच है कि पेरिस समझौते के कार्यान्वयन से संबंधित देश का कार्य-निष्पादन बहुत संतोषजनक रहा है; और 
(ख) 
यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री अनिल माधव दवे)
(क) और (ख) संयुक्‍त राष्‍ट्र जलवायु परिवर्तन कार्यढांचा कन्‍वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के अंतर्गत पेरिस समझौता पश्‍च-2020 अवधि से संबंधित है। पेरिस समझौते के विभिन्‍न प्रावधानों के लिए नियम, दिशा-निर्देश तथा कार्यपद्धतियों का निर्धारण करने के लिए(यूएनएफसीसीसी) के तहत वार्ताएं शुरू की गई हैं। इस समझौते की अपेक्षानुरूप 2021-2030 की अवधि के लिए भारत,   2 अक्‍टूबर, 2015 को अपना राष्‍ट्रीय तौर पर अभिप्रेत अंशदान (एनडीसी) यूएनएफसीसीसी को प्रस्‍तुत कर चुका है।
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